भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 3463
सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940 (शक)
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं
3463. डा॰ विकास महात्मेः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सारे देश में और विशेष रूप से दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जिनमें लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सूचित सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मृत्यु की सूचना दी गई;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ सहयोग से व्यय की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क):         राज्यों/संघ-राज्‍य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से 2016 के दौरान देश में और दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं के कारण मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:-
	वर्ष
	देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या
	देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या
	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या
	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या

	2014
	4,89,400
	1,39,671
	8623
	1671

	2015
	5,01,423
	1,46,133
	8085
	1,622

	2016
	4,80,652
	1,50,785
	7375
	1591


 

(ख) एवं (ग):   विगत तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात 2014 से  2016 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं और  सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल राज्यवार संख्या अनुलग्‍नक में दी गई है।
(घ):  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटना घातकताओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति सहित कई कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-  
1) सरकार ने राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है। इस नीति में विभिन्‍न उपाय बताए गए हैं जैसे जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्‍थापित करना, कुशल परिवहन के उपयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्‍साहित करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन आदि का सारांश बताया गया है।
2) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् गठित की है।
3) मंत्रालय ने परिवहन की बेहतर प्रणालियों की जांच करने और सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए विषयों का सुझाव देने के लिए राज्यों के परिवहन मंत्रियों के मंत्री समूह का गठन किया है। 
4) मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के संपूर्ण विस्तार को सम्मिलित करते हुए मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया था।
5) विधेयक में मोटर वाहन दुर्घटना निधि के सृजन, स्‍वर्णिम घंटे के दौरान नकदी रहित उपचार स्‍कीम के कार्यान्‍वयन, सड़क सुरक्षा के लिए समर्पित एजेंसी का गठन अर्थात राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन (एनआरएसटीएमबी), यातायात नियम उल्‍लंघनों जिनका सड़क सुरक्षा पर प्रत्‍यक्ष प्रभाव पड़ता है, के लिए शास्‍ति को बढ़ाने आदि के प्रावधान सम्‍मिलित है।
6) मंत्रालय ने 4 ‘ई’ अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपात परिचर्या पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। 
7) सड़क सुरक्षा को योजना स्‍तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्‍न भाग के रूप में बनाया गया है।
8) राष्‍ट्रीय राजमार्गों के चुनिन्‍दा खंडों की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा आरंभ की गई है । 
9) राष्‍ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है। राज्‍यीय राजमार्गों के लगभग 52,000 किमी खंडों को राष्‍ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए अभिज्ञात किया गया है। 
10) राज्‍यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्‍थान स्‍थापित करना और असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्‍चर्या प्रशिक्षण। 
11) इलेक्‍ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्‍यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।  
12) वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्‍त बनाना जैसे सीट बेल्‍ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्‍टम आदि। 
13) राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर ब्‍लैक स्‍पॉटों (दुर्घटना संभावित स्‍थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्‍च प्राथमिकता दी गई है।
14) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्‍लैक स्‍पॉटों के अभिनिर्धारण और दोष निवारण के लिए दिशानिर्देश, सड़क सुरक्षा संपरीक्षा करना और सड़क सुरक्षा सुधार प्रस्‍ताव तैयार करना और केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्‍यीय सड़कों पर सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग उपायों पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 
15) कैलेंडर वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 में घातकताओं के आधार पर 789 ब्लैक स्पॉट अभिनिर्धारित किए गए हैं । अभी तक 189 स्पॉटों का दोष निवारण पहले ही किया जा चुका   है। 256 स्पॉटों पर दोष निवारण उपाय स्‍वीकृत किए जा चुके हैं जो कार्यान्‍वयन के विभिन्‍न स्‍तरों पर हैं। 138 स्पॉट राज्‍य सरकार सड़कों पर हैं/अन्य एजेंसियों के पास हैं। शेष 206 स्‍पॉटों को अलग से लिया जाएगा अथवा चल रही परियोजनाओं के रूप में उनका दोष निवारण किया जाएगा। 
16) राज्‍यीय सड़कों पर इंजीनियरिंग सुधार के माध्‍यम से अभिनिर्धारित अवस्‍थानों/खंडों पर दुर्घटना संभावना को न्‍यूनतम करने के लिए राज्‍यों/संघ-राज्‍य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरक बनाने के एक उपाय के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्‍यीय सड़कों को 10% निधियों के निर्धारित आबंटन के साथ राज्‍यीय सड़कों पर सड़क सुरक्षा कार्य स्‍वीकृत करने का निर्णय लिया है।   
17) मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्‍लैक स्‍पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्‍तृत प्राक्‍कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्‍तियों का प्रत्‍यायोजन किया है। 
18) मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 14.01.2016 के तहत या तो ईपीसी/बीओटी परियोजनाओं अथवा स्‍टैंड अलोन सड़क सुरक्षा संपरीक्षा के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
19) दिव्‍यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्‍यों/संघ-राज्‍य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं । 
20) यातायात के सुरक्षित और निर्बाध आवागमन को सुनिश्‍चित करने के उद्देश्‍य से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु भारतम स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी लेवल क्रॉसिंग को आरओबी/आरयूबी द्वारा प्रतिस्‍थापन तथा कमजोर और संकरे पुलों के पुनर्स्‍थापन/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना परिकल्‍पित की है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 20,800 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 208 लेवल क्रॉसिंग का निर्माण सम्‍मिलित  है ।     
21) सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग पर 11 राज्‍यों में दो राष्ट्रीय स्‍तर की कार्यशालाएं और सात क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
22)  भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक    प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।
23)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्‍ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश    के प्रत्‍येक जिले में जिले के माननीय संसद सदस्‍य (लोक सभा) की अध्‍यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की है।
 

(ड.):   सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के लिए विभिन्न स्‍कीमें संचालित की जाती हैं।  इन स्‍कीमों के अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है।  इन स्‍कीमों के अंतर्गत उपयोग की गई निधि का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक II में दिया गया है। इसके अलावा, निम्नलिखित कार्यों को मंजूरी भी दी गई है: -
 

i.  2016-17 और 2017-18 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 9.98 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 1381 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत सड़क सुरक्षा ऑडिट को मंजूरी दी गई है। 

ii.  2016-17 और 2017-18 में  राष्ट्रीय राजमार्गों पर 406 करोड़ रूपए की धनराशि के सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग कार्यों को संस्वीकृत किया है।
iii.  2016-17 और 2017-18 में  पहाड़ी इलाके में 173 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 281 किलोमीटर की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर टक्‍कर अवरोधकों की स्थापना करने के कार्य को संस्वीकृत किया गया है।
  सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यातायात के सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन को सुनिश्‍चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी लेवल क्रॉसिंग के स्‍थान पर  आरओबी/आरयूबी का निर्माण करने तथा सेतु भारतम स्‍कीम के अंतर्गत कमजोर एवं संकीर्ण पुलों के प्रतिस्थापन/चौड़ीकरण किए जाने के लिए एक योजना की परिकल्पना की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20,800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 208 लेवल क्रॉसिंग का निर्माण  करना  शामिल है। अभी तक 6428.57 करोड़  रुपये की अनुमानित लागत से 78 आरओबी की मंजूरी दे दी गई है।
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

अनुलग्नक –।
डा॰ विकास महात्मे द्वारा दिनांक 26.03.2018 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3463 के भाग (ख) और (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण
	 भारत में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या: 2014 से 2016

	क्र. सं.
	राज्य/संघ-राज्‍य क्षेत्र
	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या  
	मारे गए व्यक्तियों की संख्या

	 
	 
	2014
	2015
	2016
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	आंध्र प्रदेश
	24440
	24258
	24,888
	7908
	8297
	8541

	2
	अरुणाचल प्रदेश
	205
	284
	249
	119
	127
	149

	3
	असम
	7144
	6959
	7435
	2522
	2397
	2572

	4
	बिहार
	9556
	9555
	8222
	4913
	5421
	4901

	5
	छत्तीसगढ़
	13,821
	14,446
	13580
	4022
	4082
	3908

	6
	गोवा
	4229
	4338
	4304
	290
	311
	336

	7
	गुजरात
	23,712
	23,183
	21,859
	7955
	8119
	8136

	8
	हरियाणा
	10,676
	11,174
	11234
	4483
	4879
	5024

	9
	हिमाचल प्रदेश
	3058
	3010
	3168
	1199
	1096
	1271

	10
	जम्मू और कश्मीर
	5861
	5836
	5501
	992
	917
	958

	1 1
	झारखंड
	5201
	5162
	4932
	2628
	2893
	3027

	12
	कर्नाटक
	43713
	44011
	44403
	10452
	10,856
	11133

	13
	केरल
	36,282
	39,014
	39,420
	4049
	4196
	4287

	14
	मध्य प्रदेश
	53,472
	54,947
	53,972
	8569
	9314
	9646

	15
	महाराष्ट्र
	61,627
	63,805
	39,878
	12803
	13212
	12935

	16
	मणिपुर
	743
	671
	538
	168
	139
	81

	17
	मेघालय
	542
	606
	620
	141
	183
	150

	18
	मिजोरम
	132
	70
	83
	103
	72
	70

	19
	नगालैंड
	305
	54
	75
	81
	30
	46

	20
	ओडिशा
	9648
	10542
	10532
	3931
	4303
	4463

	21
	पंजाब
	6391
	6702
	6952
	4621
	4893
	5077

	22
	राजस्थान
	24,628
	24072
	23,066
	10,289
	10510
	10465

	23
	सिक्किम
	203
	219
	210
	59
	70
	85

	24
	तमिलनाडु
	67,250
	69,059
	71,431
	15,190
	15642
	17,218

	25
	तेलंगाना
	20,078
	21,252
	22,811
	6906
	7110
	7219

	26
	त्रिपुरा
	716
	647
	557
	188
	158
	173

	27
	उत्तराखंड
	1410
	1523
	1591
	878
	913
	962

	28
	उत्तर प्रदेश
	31,034
	32,385
	35612
	16,287
	17,666
	19320

	29
	पश्चिम बंगाल
	12875
	13208
	13580
	5875
	6234
	6544

	30
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	218
	258
	238
	23
	23
	17

	31
	चंडीगढ़
	369
	416
	428
	131
	129
	151

	32
	दादरा और नगर हवेली
	87
	69
	70
	59
	42
	46

	33
	दमन और दीव
	39
	70
	71
	15
	42
	38

	34
	दिल्ली
	8623
	8085
	7375
	1671
	1,622
	1591

	35
	लक्षद्वीप
	1
	3
	1
	0
	0
	1

	36
	पुडुचेरी
	1111
	1530
	1766
	151
	235
	244

	 
	  कुल
	489,400
	501,423
	480,652
	139,671
	146,133
	150,785


अनुलग्नक –।।
डा॰ विकास महात्मे द्वारा दिनांक 26.03.2018 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3463 के भाग (ड.) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक
 
सड़क सुरक्षा और प्रदूषण परीक्षण उपकरण और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तहत सांस विश्लेषक (ब्रेथ एनेलाइजर) की खरीद के लिए राज्य/संघ–राज्‍य क्षेत्रों को हस्तांतरित निधि का ब्‍यौरा
 
2014 - 15:                             शून्य
 
2015 -16
 
	क्र.सं.
	राज्यों का नाम
	जारी राशि

	1
	जम्मू और कश्मीर
	35,93,869 / -

	2
	सिक्किम
	35,53,281 / -

	3
	पंजाब
	28,14,480 / -

	4
	पश्चिम बंगाल
	35,48,960 / -


 
2016 -17
 
	क्र.सं.
	राज्यों का नाम
	जारी राशि

	1
	मणिपुर
	14,07,240

	2
	मेघालय
	14,07,240

	3
	मिजोरम
	14,07,240

	4
	उत्तराखंड
	14,07,240

	5
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	3,37,737

	6
	त्रिपुरा
	15,19,819


 
एनएचएचआरएसएस के अंतर्गत एम्बुलेंसों की खरीद के लिए राज्यों/संघ-राज्‍य क्षेत्रों को हस्तांतरित निधि का ब्‍यौरा
 
2014 -15:               शून्य
 
2015-16
 
	क्र.सं.
	राज्य / संघ-राज्‍य क्षेत्र का नाम
	आवंटित बीएलएसए की संख्या 
	जारी राशि
 
	जारी राशि
 

	1
	जम्मू और कश्मीर
	136
	14,96,00,000 / -
	13,46,40,000 / -

	2
	सिक्किम
	31
	03,41,00,000 / -
	03,41,00,000 / -
 

	3
	मिजोरम
	05
	55,00,000 / -
	53,61,260 / -
 

	4
	कुल
	172
	18,92,00,000 / -
	17,41,01,260 / -


 

2016 -17: शून्य
 
ड्राइविंग और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) की स्थापना के लिए जारी की गई निधियों का ब्‍यौरा 
	क्र.सं.
	राज्य का नाम
	जारी राशि (करोड़ रूपए में)

	
	
	2014 - 15
	2015-16
	2016-17

	1
	बिहार
	5.00
	0
	0

	2
	हिमाचल प्रदेश
	5.00
	0
	0

	3
	केरल
	0
	0
	0

	4
	मध्य प्रदेश
	0.97
	0.07
	0

	5
	महाराष्ट्र
	0
	0.78
	0

	6
	राजस्थान
	0
	0
	1.50

	7
	त्रिपुरा
	0
	5.00
	0

	8
	उत्तर प्रदेश
	1.5
	0
	5.00

	9।
	झारखंड
	0
	0
	0

	10
	मणिपुर
	0
	0
	1.20

	11
	आंध्र प्रदेश
	0
	0
	1.50

	12
	तेलंगाना
	0
	0
	1.50


 
निरीक्षण और प्रमाणन (आई और सी) केंद्र की स्‍थापना करने के लिए राज्यों/प्राधिकृत एजेंसियों को जारी की गई निधियों का ब्‍यौरा
 
	क्र.सं.
	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम
	जारी राशि (करोड़ रूपए में)

	
	
	2014-15
	2015-16
	2016-17

	1
	दिल्ली
	0.80
	0
	0

	2
	गुजरात
	2.50
	2.20
	0

	3
	हरियाणा
	0
	0.80
	0

	4
	कर्नाटक
	4.60
	0
	0

	5
	महाराष्ट्र
	2.00
	0.29
	0.93

	6
	मध्य प्रदेश
	1.71
	0
	0

	7
	राजस्थान
	1.94
	0
	0

	8
	तेलंगाना
	0
	2.50
	2.65

	9
	उत्तर प्रदेश
	1.50
	2.50
	4.40

	10
	पश्चिम बंगाल
	0
	1.06
	0

	11
	नगालैंड
	0
	0
	0

	12
	छत्तीसगढ़
	0
	0
	0.50

	13।
	सिक्किम
	0
	1.10
	0

	14
	पश्चिम बंगाल
	0
	1.06
	0

	15
	ओडिशा
	1.08
	0
	1.88


 सड़क सुरक्षा के बारे में प्रचार और जागरूकता उपाय योजना के तहत उपयोग की गई निधियों का ब्‍यौरा
 2014-15:                37 करोड़ रुपये
 2015 -16:               41 करोड़ रुपये
 2016 -17:                32 करोड़ रुपये
*****
